
भारत सरकार 
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लोक सभा 
ͧलͨखत Ĥæ न सं.  1906 

िजसका उ× तर 09.12.2021 को Ǒदया जाना है 
राç Ěȣय राजमाग[ पǐरयोजनाओं कȧ समी¢ा   

 
1906. डॉ. Ĥीतम गोपीनाथ राव मुंड:े 
 Įी चंġशेखर साहू: 
 Įी ͬगरȣश भालचÛ ġ बापट: 
 Įी राहुल रमेश शेवाले: 
È या सड़क पǐरवहन और राजमाग[ मंğी यह बताने कȧ कृपा करɅगे ͩक: 
(क) È या सरकार ने हाल के Ǒदनɉ मɅ राç Ěȣय राजमाग[ नेटवक[  कȧ ͪवè ततृ समी¢ा कȧ है और यǑद हां, तो त× सबंंधी 
Þ यौरा È या है; 
(ख) È या ओͫडशा राÏ य के ͧलए भी ऐसी ͪवè ततृ समी¢ा कȧ गई है और यǑद हां, तो त×संबधी Þयौरा Èया है और 
इसके Èया पǐरणाम हɇ;  
(ग) È या कोͪवड-19 महामारȣ के कारण राç Ěȣय राजमागɟ पर Ǔनमा[ण काय[ मɅ देरȣ हुई है; 
(घ) यǑद हां, तो राç Ěȣय राजमागɟ का काय[ ͩकस हद तक Ĥभाͪवत हुआ है; 
(ड.) ओͫडशा सǑहत देश मɅ ͪवͧभÛ न पǐरयोजनाओं कȧ इस तरह कȧ देरȣ के कारण बढ़ȣ लागत का Þ यौरा È या है; 
(च) इसके पǐरणाम  èवǾप राजकोष को ͩकतनी हाǓन हुई है; और 
(छ) लê य को ĤाÜ त करने कȧ Ǒदशा मɅ Ǔनमा[ण काय[ मɅ तजेी लाने के ͧलए सरकार ɮवारा È या कदम उठाए गए हɇ? 

उ× तर 
सड़क पǐरवहन और राजमाग[ मंğी 
(Įी ǓनǓतन जयराम गडकरȣ) 
 
(क) और (ख) सरकार ओͫडशा सǑहत ͪवͧभÛन राÏयɉ मɅ ͪवͧभÛन èतरɉ पर राçĚȣय राजमाग[ कायɟ कȧ Ǔनयͧमत Ǿप 
से समी¢ा कर रहȣ है। हाल हȣ मɅ ओͫडशा सǑहत ͪवͧभÛन राÏयɉ मɅ पǐरयोजना काया[Ûवयन एजɅͧसयɉ, पǐरयोजना 
ͪवकासकता[ओं, ठेकेदारɉ / ǐरयायतĒाǑहयɉ, राÏय सरकारɉ और अÛय कɅ ġȣय मğंालयɉ / ͪवभागɉ के साथ ͪवèततृ 
समी¢ा कȧ गई है, िजससे भूͧम अͬधĒहण, वन मंजूरȣ, उपयोͬगता èथानांतरण, ठेकेदार का Ĥदश[न, आǑद संबंͬधत 
कई पǐरयोजना संबंधी मुɮदɉ का समाधान हुआ है िजससे अÛय बातɉ के साथ-साथ Ǔनमा[ण मɅ बेहतर ĤगǓत हुई है। 
 
(ग) से (छ) कोͪवड-19 महामारȣ के कारण कुछ हद तक राçĚȣय राजमागɟ के Ǔनमा[ण कायɟ मɅ ͪवलàब हुआ है और 
पǐरयोजना के मापदंडɉ के आधार पर आम तौर पर 3-9 महȣने कȧ सीमा मɅ समय कȧ हाǓन होने का अनुमान 
लगाया गया था। पǐरयोजनाओं मɅ ͪवलàब होने से कभी-कभी लागत मɅ वɮृͬध हो जाती है। बीओटȣ पǐरयोजनाओं मɅ, 
ǐरयायतĒाहȣ ɮवारा लागत मɅ आई वɮृͬध का वहन ͩकया जाता है। अÛय पǐरयोजनाओं मɅ, मãूय वɮृͬध अनुबंध कȧ 
शतɟ के अनुसार देय होती है, और मãूय वɮृͬध कȧ वाèतͪवक राͧश और अÛय बातɉ के साथ-साथ पǐरयोजना लागत 
मɅ वाèतͪवक वɮृͬध, यǑद कोई हो, का केवल पǐरयोजना के वाèतͪवक समापन और ǒबलɉ के अǓंतम Ǔनपटान पर हȣ 
पता चल पाता है। 
 
सरकार ने आ×माǓनभ[र भारत के तहत कई कदम उठाए हɇ, जैसे ͩक 3 से 9 महȣने के ͧलए समय सीमा को बढ़ाना, 
नकदȣ Ĥवाह सǓुनिæचत करने के ͧलए अनुबंध Ĥावधानɉ मɅ छूट देना, उप-ठेकेदारɉ को सीधे भुगतान और नकदȣ 
Ĥवाह को बढ़ाने के ͧलए ĤǓतधारण / सुर¢ा राͧश जारȣ करना, Ǔनçपादन ĤǓतभूǓत (नए अनुबंधɉ के ͧलए) जमा 
करने मɅ देरȣ के मामले मɅ जमुा[ने कȧ छूट ताͩक लêय को ĤाÜत करने के ͧलए Ǔनमा[ण काय[ मɅ तजेी लाई जा सके। 
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